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सारांश: यह लेख इस बात की पड़ताल करता है कि हिदू विवाह अधिनियम, 1955 के तहत वैवाहिक राहत की माँग किए जाने पर न्यायालय वैवाहिक जीवन में आने वाली यौन कठिनाइयों
और मानसिक कू्ररता की शे्रणी में आ सकने वाले आचरण के बीच कैसे अंतर करते हैं। इसमें न्यायिक पृथक्करण और दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना से संबंधित कार्यवाहियों के संदर्भ में
विवाह के बाद यौन संबंध स्थापित न हो पाने और यौन अंतरंगता में बनी रहने वाली कठिनाइयों पर विचार किया गया है। विधिक विशे्लषण तथा प्रासंगिक वैज्ञानिक और सामाजिक शोध के
आधार पर लेख यह देखता है कि अंतरंगता से जुड़ी कठिनाइयाँ किसी जीवनसाथी के भावनात्मक स्वास्थ्य और वैवाहिक संबंध को कैसे प्रभावित कर सकती हैं। लेख का तर्क  है कि न्यायालयों
को प्रत्येक मामले की परिस्थितियों का अलग-अलग आकलन करना चाहिए। इस आकलन में कठिनाई की प्रकृति और अवधि, दोनों जीवनसाथियों का आचरण और उससे उत्पन्न मानसिक
कष्ट की गंभीरता प्रासंगिक हैं। लेख का निष्कर्ष है कि पर्याप्त साक्ष्य वाले मामलों में मानसिक कू्ररता को मान्यता देने से वैवाहिक राहत प्रदान करने का मानदंड अत्यधिक उदार नहीं हो जाता।
निर्णय मामले की परिस्थितियों और राहत माँगने वाले जीवनसाथी पर पडे़ उनके प्रभाव पर निर्भर करता है।

प्रमुख शब्द — प्रवासी महिलाए,ँ स्वास्थ्य सेवाओं तक पहँुच, लैंगिक असमानता, असंगठित क्षेत्र में रोज़गार, श्रम कानून, कोविड-19, भारत।

Abstract: This article critically examines how India’s legal and regulatory framework addresses migrant women’s access to healthcare. It considers
how gender-based disadvantage, prejudice against migrant workers, and employment in the informal sector can affect access to health services
and  labour  protections.  The analysis  recognizes  that  women migrate  for  varied  reasons,  including  employment,  family  relocation,  economic
hardship, and marital breakdown, and that many work in sectors such as construction and domestic work. The article proceeds in three parts. First,
it examines the availability and accessibility of healthcare for illness, injury, and emergencies, as well as antenatal care, reproductive healthcare,
mental health support, and maternity leave. It also considers inadequate sanitation and hygiene as conditions that can compound health risks.
Second, it analyses barriers during the COVID-19 pandemic, focusing on access to testing, vaccination, transport, and quarantine facilities, as well
as the practical feasibility of physical distancing. Third, it assesses gaps in India’s legal and policy framework from a gender perspective, paying
particular attention to the barriers that migrant women in informal employment face when seeking to exercise their rights. The article proposes
reforms to improve access to healthcare and extend the effective reach of labour protections.

Keywords: Migrant women, access to healthcare, gender, informal employment, labour law, COVID-19, India.

1. प्रस्तावना

भारत में महिलाओं का प्रवास कई सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों से जुड़ा है। कुछ
महिलाएँ विवाह या परिवार के स्थानांतरण के साथ अपना निवास बदलती हैं। अन्य महिलाएँ
रोज़गार की तलाश में स्वतंत्र रूप से जाती हैं या आर्थिक संकट और वैवाहिक संबंध टूटने के
बाद जीविका के  नए साधन खोजती  हैं।  विवाह,  प्रवास और तस्करी  के  बीच संबंध  पर
उपलब्ध शोध यह भी दिखाता है कि सभी स्थानांतरण स्वैच्छिक नहीं होते [1–3]। महिलाओं
को केवल पुरुष श्रमिकों के साथ आए परिवार के सदस्यों के रूप में देखने पर उनका अपना
श्रम और उनके स्वास्थ्य की आवश्यकताए ँनीति में छूट सकती हैं।

संयुक्त  राष्ट्र  के  2019  के  अंतरराष्ट्रीय  प्रवास  संबंधी  संदर्भ  में  महिलाओं की  हिस्सेदारी
47.9% बताई गई है, जबकि 2000 के लिए लगभग 49% का उल्लेख है [2]। ये वैश्विक
अंतरराष्ट्रीय  आँकडे़  हैं।  इनसे  भारत  में  आंतरिक  प्रवास  का  आकार  या  महिलाओं  की
हिस्सेदारी में वृद्धि का निष्कर्ष नहीं निकलता। भारत में आंतरिक प्रवासी महिलाओं की स्थिति
समझने के लिए विवाह, कार्य और परिवार से जुडे़ कारणों के साथ गंतव्य पर उनके रोज़गार
और सामाजिक संरक्षण को देखना आवश्यक है।

निर्माण और घरेलू काम में प्रवासी महिलाओं के लिए लंबे कार्यदिवस, अनियमित आय और
श्रम संबंधों के सीमित दस्तावेज़ीकरण का असर उपचार की उपलब्धता पर पड़ सकता है।
अस्पताल का किसी क्षेत्र में होना और महिला का वास्तव में वहाँ उपचार प्राप्त कर पाना दो
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अलग प्रश्न हैं। व्यावहारिक पहँुच में खर्च, समय, भाषा, परिवहन, पहचान-पत्र और सेवाओं
की जानकारी भी शामिल हैं।

यह अध्ययन विधिक प्रावधानों, प्रकाशित शोध और संस्थागत दस्तावेज़ों का विशे्लषण करता
है। इसका कें द्र भारत के भीतर प्रवास है। अंतरराष्ट्रीय श्रम और मानवाधिकार मानकों का
उपयोग नीतिगत तुलना के लिए किया गया है।

2. स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच और विधिक संरक्षण

2.1 संवैधानिक दृष्टिकोण और स्वास्थ्य की आवश्यकताएँ

समानता और जीवन की सुरक्षा के संवैधानिक सिद्धांत प्रवासी महिलाओं के लिए स्वास्थ्य
सेवाओं की  उपलब्धता  पर  विचार  करने  का  आधार  देते  हैं।  संविधान  का  अनुचे्छद  42
न्यायसंगत और मानवीय कार्य  परिस्थितियों  तथा  मातृत्व  सहायता  को  राज्य की  नीति  से
जोड़ता है। इसका व्यावहारिक प्रश्न यह है कि किसी महिला को बीमारी, दुर्घटना या आपात
स्थिति में  समय पर देखभाल मिले और गर्भावस्था,  प्रसव तथा प्रसव के  बाद भी  सेवाएँ
उपलब्ध रहें। प्रजनन स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और सुरक्षित स्वच्छता सुविधाए ँइसी व्यापक
दृष्टिकोण का हिस्सा हैं।

2.2 असंगठित के्षत्र और पंजीकरण

असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008  के ढाँचे  में  धारा  3  के अंतर्गत
स्वास्थ्य और मातृत्व लाभ से संबंधित कल्याणकारी योजनाओं की परिकल्पना की गई थी।
धारा 10 के तहत पंजीकरण के लिए स्वघोषणा तथा निर्धारित प्रक्रिया का प्रावधान था। कुछ
योजनाओं में पात्रता के लिए अंशदान की अपेक्षा भी हो सकती थी। इन शर्तों का प्रभाव उस
श्रमिक पर अधिक पड़ता है जिसे आवेदन की जानकारी नहीं है,  जिसके पास आवश्यक
दस्तावेज़ नहीं हैं या जो बार-बार कार्यस्थल बदलती है।

धारा 2(म) के तहत असंगठित कर्मकार की परिभाषा और मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961
जैसे अलग विधिक ढाँचों की कवरेज के बीच संबंध को पात्रता के स्तर पर पढ़ना चाहिए।
प्रवासी होना अपने आप सभी मातृत्व लाभों से वंचित होने का प्रमाण नहीं है। पहँुच इस बात
पर निर्भर करती है कि रोज़गार किस विधिक श्रणेी में  आता है,  महिला पात्रता सिद्ध कर
सकती है या नहीं और संबंधित योजना का कार्यान्वयन कैसे होता है। भुगतान सहित मातृत्व
अवकाश और अस्पताल में उपलब्ध मातृत्व देखभाल अलग लाभ हैं। एक की उपलब्धता से
दूसरे की उपलब्धता स्वतः सिद्ध नहीं होती।

2.3 निर्माण के्षत्र में सुविधाए ँऔर कार्यान्वयन

भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकारों  के नियोजन और सेवा  शर्तों से संबंधित  1996  के
अधिनियम  तथा  1998  के  कें द्रीय  नियमों  में  निर्माण  कार्यस्थलों  के  लिए  कल्याणकारी
प्रावधान थे। इस विशे्लषण में शौचालय, अस्थायी आवास और शिशु देखभाल की सुविधाएँ
विशेष रूप से  प्रासंगिक हैं।  अधिनियम की  धाराएँ  33  और  34  क्रमशः शौचालय और
आवास से संबंधित थीं। कें द्रीय नियम 243 में महिला और पुरुष कर्मकारों के लिए अलग
शौचालयों  की  व्यवस्था का  उल्लेख है।  सुरक्षित आवास,  मासिक धर्म  से  जुडे़  कचरे  का
निपटान और शिकायत तक व्यावहारिक पहँुच की आवश्यकताएँ भी इसके साथ विचारणीय
हैं।

दिल्ली में महिला निर्माण कर्मकारों पर डालमिया के अध्ययन में कल्याण बोर्डों के पंजीकरण
की सीमित जानकारी और साक्षात्कार में शामिल महिलाओं तक मातृत्व लाभ न पहँुचने का
उल्लेख है [4]। उसमें मासिक धर्म के दौरान अवकाश माँगने में संकोच, स्वच्छ सामग्री की
लागत और उसके निपटान की सुविधाओं की कमी भी दर्ज है। ये निष्कर्ष उस अध्ययन के
प्रतिभागियों से संबंधित हैं। उनका महत्त्व यह दिखाने में है कि किसी लाभ का प्रावधान होने
और श्रमिक को उसका उपयोग कर पाने के बीच कितना अंतर हो सकता है।

3. कोविड-19 महामारी और स्वास्थ्य सेवाओं में व्यवधान

3.1 आजीविका, भोजन और स्वच्छता

2020 की महामारी और लॉकडाउन के दौरान निर्माण गतिविधियों में रुकावट तथा घरेलू
काम में कमी से अनेक परिवारों की आय प्रभावित हुई। आय कम होने पर भोजन, दवाओं,
परिवहन और मासिक धर्म संबंधी सामग्री के खर्च के बीच कठिन चुनाव करना पड़ सकता था।
राशन तक पहँुच में स्थानीय दस्तावेज़ और पंजीकरण संबंधी बाधाएँ अतिरिक्त समस्या थीं।
प्रवासी महिला श्रमिकों पर प्रकाशित अध्ययन में घरेलू कर्मकारों ने स्वच्छता सामग्री खरीदने
की कठिनाई और साझा शौचालयों में भीड़ का वर्णन किया [5]।

3.2 जाँच, टीकाकरण, परिवहन और पृथकवास

स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहँुच पर दस्तावेज़ों की कमी, स्थानीय भाषा की बाधा और अस्पताल
तक जाने के साधनों का असर पड़ सकता है [5, 6]। महामारी के दौरान जिन परिस्थितियों
में हाल की जाँच रिपोर्ट  माँगी जाती थी, वहाँ जाँच की लागत और उसे प्राप्त करने के लिए

यात्रा करना भी उपचार में देरी का कारण बन सकता था। इस उदाहरण को सभी अस्पतालों
की एक समान नीति के रूप में नहीं पढ़ा जाना चाहिए। टीकाकरण, जाँच और पृथकवास की
योजना बनाते समय ऐसी बाधाओं की पहचान आवश्यक है।

भीड़भाड़ वाले आवास में शारीरिक दूरी बनाए रखना कठिन था। पृथकवास की सुविधा में
सुरक्षित आवास, स्वच्छ शौचालय और ज़रूरत पड़ने पर स्वास्थ्य कें द्र तक परिवहन शामिल
होना चाहिए। रोज़गार या आय खोने की आशंका बीमारी की सूचना देने और जाँच कराने के
निर्णय को प्रभावित कर सकती है। इसी कारण वहनीय जाँच और बीमारी के दौरान आय-
सुरक्षा को साथ विचारना उपयोगी है [9, 10]।

3.3 हिसा और मानसिक स्वास्थ्य

रोज़गार छूटने, परिवार से अलग होने और आवास की असुरक्षा से मानसिक दबाव बढ़ सकता
था। महामारी  के दौरान घरेलू  हिसा और यौन शोषण से सुरक्षा,  सहायता प्राप्त करने के
गोपनीय रास्ते और मानसिक स्वास्थ्य सेवाएँ विशेष रूप से प्रासंगिक थीं। इन जोखिमों की
पहचान से  हिसा  की  व्यापकता  का  कोई  निश्चित अनुमान नहीं  निकलता।  इससे  स्वास्थ्य
सेवाओं और सहायता तंत्र को एक-दूसरे से जोड़ने की आवश्यकता स्पष्ट होती है।

3.4 राष्ट्रीय महिला आयोग की सलाह

राष्ट्रीय महिला आयोग की 7 अपै्रल 2020 की सलाह ने प्रवासी महिलाओं और लड़कियों के
लिए नौ उपाय सामने रखे [7]।

पंजीकरण की स्थिति की परवाह किए बिना पौष्टिक भोजन,  सुरक्षित पेयजल,  आवश्यक
खाद्य सामग्री और दवाए ँउपलब्ध कराना।

भीड़ घटाने के लिए पर्याप्त और सुरक्षित आवास देना।

आवास में स्वच्छ शौचालय और साफ़-सफ़ाई की सुविधाए ँसुनिश्चित करना।

गर्भनिरोधक और निःशुल्क मासिक धर्म सामग्री तक पहँुच देना तथा गर्भवती और स्तनपान
कराने वाली महिलाओं के पोषण पर विशेष ध्यान देना।

स्वास्थ्य सेवाओं और चिकित्सकीय देखभाल तक पहँुच सुनिश्चित करना।

प्रवासी बस्तियों के निकट कोविड-19 जाँच या स्क्रीनिग की सुविधा उपलब्ध कराना।

प्रजनन स्वास्थ्य और गर्भावस्था से जुड़ी आपात स्थितियों की देखभाल सुनिश्चित करना।

शोक,  गर्भहानि या अन्य आघात का सामना करने वाली महिलाओं को मानसिक स्वास्थ्य
सहायता देना।

साबुन, सैनिटाइज़र और मास्क उपलब्ध कराना।

इन उपायों का मलू्यांकन करने के लिए राज्यवार कार्यान्वयन के आँकडे़ आवश्यक हैं। उद्धतृ
रिपोर्ट  में कार्यान्वयन की कमियों पर चिता जताई गई है [8]। उपलब्ध सामग्री के आधार पर
सभी राज्यों के अनुपालन की एक समान तस्वीर प्रस्तुत नहीं की जा सकती।

4. विधिक और नीतिगत सुधार

4.1 तत्काल उपचार और सामाजिक संरक्षण तक पहुँच

आपात उपचार, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं और अंशदान आधारित श्रम लाभों के लिए एक
ही प्रशासनिक प्रक्रिया उपयुक्त नहीं होती। आपात स्थिति में देरी की लागत अधिक होती है।
श्रम लाभों के लिए जहाँ पंजीकरण आवश्यक हो, आवेदन सरल होना चाहिए और पंचायतों
या नगर निकायों के माध्यम से सहायता उपलब्ध होनी चाहिए। नियमित जाँच,  आवश्यक
दवाए,ँ  मातृत्व सहायता और सुरक्षित स्वच्छता सुविधाएँ ऐसी सेवाएँ हैं  जिनकी योजना में
कार्यस्थल और निवास दोनों को ध्यान में रखना चाहिए।

4.2 लैंगिक दृष्टिकोण से नीति और आँकडे़

प्रवासी श्रमिकों के लिए अलग कानून या लक्षित नीतिगत प्रावधान पर विचार करते समय
महिलाओं के काम और स्वास्थ्य की विशिष्ट परिस्थितियाँ स्पष्ट रूप से शामिल होनी चाहिए।
नीति आयोग के प्रवासी श्रमिकों से जुडे़ मसौदे पर उद्धतृ आलोचना महिलाओं के श्रम और
उनकी प्रजनन स्वास्थ्य आवश्यकताओं को अधिक स्पष्ट मान्यता देने की माँग करती है [13]।
योजनाओं का मलू्यांकन करने के लिए गंतव्य, कार्यक्षेत्र और सेवा उपयोग जैसे अलग-अलग
संकेतकों की आवश्यकता है। स्वास्थ्य संबंधी संवेदनशील सूचना का संग्रह सेवा देने के लिए
आवश्यक जानकारी तक सीमित रखना चाहिए।
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पंजीकरण के साथ अधिकारों की जानकारी और शिकायत का सुलभ माध्यम भी महत्त्वपूर्ण
है। बहुभाषी सूचना, आवेदन सहायता और श्रम तथा स्वास्थ्य विभागों के बीच समन्वय से यह
स्पष्ट हो सकता है कि किसी महिला को उपचार, मातृत्व लाभ या कार्यस्थल संबंधी शिकायत
के लिए कहाँ जाना है।

4.3 अंतरराष्ट्रीय मानकों का नीतिगत उपयोग

सभी  प्रवासी  कर्मकारों  और  उनके  परिवारों  के  अधिकारों  पर  1990  का  अंतरराष्ट्रीय
अभिसमय कार्य की शर्तों में समान व्यवहार  (अनुचे्छद  25),  तत्काल आवश्यक चिकित्सा
देखभाल  (अनुचे्छद  28),  निर्दिष्ट  शर्तों  पर  सामाजिक और  स्वास्थ्य सेवाओं तक पहँुच
(अनुचे्छद  43) तथा सुरक्षा और स्वास्थ्य के अनुरूप कार्य एवं जीवन स्थितियों  (अनुचे्छद
70) पर विचार करने का आधार देता है  [11, 12]। घरेलू कामगारों के लिए अंतरराष्ट्रीय
श्रम संगठन के अभिसमय संख्या 189 में निहित गरिमापूर्ण कार्य का दृष्टिकोण भी इस चर्चा
के लिए प्रासंगिक है। आतंरिक प्रवासी महिलाओं के लिए इन मानकों का उपयोग घरेलू सुधारों
के मूल्यांकन के संदर्भ में किया जा सकता है। लेख इन साधनों के अनुसमर्थन पर विचार करने
का प्रस्ताव रखता है।

5. निष्कर्ष

भारत में प्रवासी महिलाओं की स्वास्थ्य सेवाओं तक पहँुच का आकलन करते समय कानूनी
पात्रता और वास्तविक सेवा प्राप्ति दोनों को देखना आवश्यक है। निर्माण और घरेलू काम की
अस्थिर परिस्थितियाँ, पंजीकरण और दस्तावेज़ों की बाधाए,ँ भाषा की कठिनाई और सुरक्षित
स्वच्छता सुविधाओं की कमी उपचार में  देरी  कर सकती हैं।  कोविड-19  महामारी  ने  इन
बाधाओं को उजागर किया और दिखाया कि स्वास्थ्य, आवास, आजीविका और सामाजिक
संरक्षण से जुडे़ उपायों का समन्वय क्यों आवश्यक है।

सुधार की प्राथमिकताओं में सरल और सहायता-युक्त पंजीकरण, सुलभ मातृत्व एवं प्रजनन
स्वास्थ्य सेवाए,ँ सुरक्षित कार्यस्थल, आपात देखभाल और शिकायत निवारण शामिल हैं। इन
उपायों की सफलता का आकलन इस आधार पर होना चाहिए कि प्रवासी महिलाएँ गंतव्य पर
वास्तव में सेवाएँ प्राप्त कर पाती हैं और उनके लिए निर्धारित श्रम संरक्षण का उपयोग कर
पाती हैं।
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